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06 मार्च, 2020 को उत्‍तरार्थ
विषय:
मानसिक कष्ट का समाधान करने के लिए किसानों को मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाना
1792.
श्रीमती कहकशां परवीनः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2018 में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या बिहार और झारखंड में शून्य थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कभी कोई अध्ययन करवाया गया है या करवाए जाने का प्रस्ताव है, जिससे इसका पता लगाया जा सके कि इतने गरीब राज्यों से होने वाले और गरीब किसान होने के बावजूद ये लोग समस्याओं का डटकर सामना कैसे कर लेते हैं, जबकि वे भी बहुत कर्जदार होते हैं; और
(ग) क्या सरकार देश भर के किसानों को किसी प्रकार का मनोवैज्ञानिक और मानसिक प्रशिक्षण देने जैसी किसी योजना पर विचार कर रही है, ताकि उनमें आत्महत्या करने की प्रवृत्ति पर रोक लग सके?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)
(क): जी हां, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या बिहार और झारखंड में शून्य है।
(ख): देश में कृषि संकट और फलस्वरूप किसानों की आत्महत्या की समस्या का संज्ञान लेते हुए, सरकार ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान (आईएसईसी), बेंगलुरु के माध्‍यम से कार्य योजना 2016-17 में अखिल भारतीय समन्वित अध्ययन के रूप में “भारत में किसान आत्महत्या: कारण और नीति निर्धारण” पर अध्ययन कराया था। अध्ययन में देश के 13 राज्यों को शामिल किया गया जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल थे।
अध्‍ययन का निष्‍कर्ष था कि मानूसन की अनिश्‍चितता, सुनिश्‍चित जल संसधानों की कमी और कीट एवं रोगाणुओं के आक्रमण से बार-बार फसल हानि किसानों की विपदा के सबसे महत्‍वपूर्ण कारण हैं। अध्‍ययन में उपर्युक्‍त समस्‍याओं के समाधान के लिए अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍नलिखित सुझाव दिए गए हैं:  
क. संबंधित किसानों को फसल बीमा की परिधि के तहत लाना; 
ख. उपलब्ध पानी के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता;
ग. उत्‍पादन लागत और उचित लाभ मार्जिन को कवर करके एमएसपी के माध्‍यम से सरकारी हस्‍तक्षेप।
घ. सतत आय के लक्ष्‍य के साथ किसानों की विपदा को कम करने के लिए फसल और उद्यम विविधता के माध्‍यम से जोखिम कम करना।
ड. अनौपचारिक ऋण मंडी विनियमित करना। 
सरकार ने उपर्युक्‍त सिफारिशों के संबंध में विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं अर्थात्; प्रधानमंत्री फसल  बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि, हर मेड पर पेड, मधुमक्खी पालन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नीली क्रांति, ब्याज छूट योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) इत्यादि।
(ग) सरकार मानसिक समस्‍याओं/रोगों के निदान, प्रबंधन तथा उपचार के लिए देश के 655 जिलों में राष्‍ट्रीय मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के अंतर्गत जिला मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के कार्यान्‍वयन में सहायता प्रदान कर रही हैं। आत्‍महत्‍या रोकथाम सेवाओं, कार्यस्‍थल संबंधी तनाव प्रबंधन, जीवनयापन कौशल प्रशिक्षण एवं स्‍कूल और कॉलेजों में परामर्श जैसे अतिरिक्‍त घटकों को शामिल करने के लिए डीएमएचपी को पुनर्गठित किया गया है। केन्‍द्र/राज्‍य मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य प्राधिकरणों, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण और सूचना, शिक्षा एवं प्रसार (आईईसी) कार्यकलापों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।
****
